भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2308
(जिसका उत्तर 06 दिसम्बर, 2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाना है)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत आवश्यकता
2308.
श्री वि. विजयसाई रेड्डीः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
मार्च, 2019 की अंतिम समय सीमा तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल पूंजीगत आवश्यकता कितनी होगी;
(ख)
इस अपेक्षित पूंजी में से सरकार का हिस्सा कितना होगा;
(ग)
क्या सरकार द्वारा इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नियमित रूप से पूंजी निवेश करने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और
(घ)
अगले तीन वर्षों में वर्ष-वार पूंजी निवेश हेतु स्पष्ट लक्ष्य क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) से (घ): इन्द्रधनुष योजना के अंतर्गत, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की पूंजीगत आवश्यकता के लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। भारत सरकार ने नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार चार वर्षों के लिए बजटीय आवंटन में से 70,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा हैः
	(i)
	वित्तीय वर्ष 2015-16
	25,000 करोड़ रुपए

	(ii)
	वित्तीय वर्ष 2016-17
	25,000 करोड़ रुपए

	(iii)
	वित्तीय वर्ष 2017-18
	10,000 करोड़ रुपए

	(iv)
	वित्तीय वर्ष 2018-19
	10,000 करोड़ रुपए

	
	योग
	70,000 करोड़ रुपए


सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 19 पीएसबी को 25,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है और वर्ष 2016-17 के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है जिसमें से 19.07.2016 को 13 पीएसबी को 22915 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
*****
